भारत सरकार

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की योजना स्‍कीमों पर नोट

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) तथा वार्षिक योजना (2007-08) के लिए प्रस्‍तावित नई स्‍कीमों सहित केंद्रीय क्षेत्र की निम्‍नलिखित आठ (08) योजना स्‍कीमें और आई0ई0बी0आर0 की चार (04) स्‍कीमें चला रहा है:-
I. केंद्रीय क्षेत्र की स्‍कीमें
(1) भारतीय खाद्य निगम/राज्‍य सरकारों द्वारा पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और सिक्‍किम सहित देश में गोदामों और रेलवे साइडिंग्स का निर्माण। 
(2) खाद्यान्‍नों के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली
(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्‍प्‍यूटरीकरण
(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और क्षमता निर्माण
(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्‍नों के लीकेज/विपथन को रोकना
(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच उनकी पात्रता और शिकायतें दूर करने के तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना
क्षमता निर्माण

(3) (ग-1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली – मूल्यांकन, मानीटरिंग और अनुसंधान
(ग-2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली – प्रशिक्षण
(5) राष्‍ट्रीय शर्करा संस्‍था, कानपुर
परामर्श, प्रशिक्षण और अनुसंधान

(6) (क) तकनीकी अध्‍ययन
(ख) खाद्यान्‍नों के घरेलू/वैश्‍विक बाजारों में अनुसंधान/मानीटरिंग के लिए परामर्श 
(ग) ई-गवर्नेंस

(घ) अनुसंधान और विकास तथा वनस्‍पति, वनस्‍पति तेल और वसा निदेशालय की प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण
(ड.) प्रशिक्षण और परक्राम्‍य भांडागार रसीद प्रणाली के बारे में जागरूकता

(7) भांडागार विकास और नियामक प्राधिकरण

(8) ग्रामीण अनाज बैंक स्‍कीम
II  आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आई0ई0बी0आर0) स्‍कीमें

(i)
केन्‍द्रीय भंडारण निगम द्वारा गोदामों का निर्माण
(ii) रेलवे वैगनों की खरीद

(iii) सहायक कंपनी सी0आर0डब्‍ल्‍यू0सी0 लि0 के जरिए रेलसाइड भांडागारों में निवेश
(iv)  राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी के प्रति निवेश
I .  केंद्रीय क्षेत्र की स्‍कीमें
1.  भारतीय खाद्य निगम/राज्‍य सरकारों द्वारा पूर्वोत्‍तर क्षेत्र और सिक्‍किम सहित देश में गोदामों और रेलवे साइडिंग्स का निर्माण। 

यह स्‍कीम 5 वीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्‍य के साथ तैयार की गई थी कि खाद्यान्‍नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्‍य वस्‍तुओं के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष रूप से दूरदराज, पहाड़ी और महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्‍त भंडारण स्‍थान सृजित किया जा सके और किराए की क्षमता पर निर्भरता कम की जा सके। इस स्‍कीम का वित्‍त–पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और भारतीय खाद्य निगम को इक्‍विटी के रूप में निधियां रिलीज की जाती हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्‍कीम में वास्‍तविक खर्च 109.61 करोड़ रूपये हुआ था और भारतीय खाद्य निगम ने 3.96 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन किया था। 10 वीं पंचवर्षीय योजना में 4.35 लाख टन भंडारण क्षमता/रेलसाइडिंग्‍स/तोल सेतु का निर्माण करने के लिए 126.66 करोड़ रूपये का संशोधित आवंटन किया गया था। इस संबंध में उपलब्‍धि 3.66 लाख टन रही।

चूंकि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्‍त इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि पूर्वोत्‍तर तथा जम्‍मू व कश्‍मीर राज्‍य के लिए निश्‍चित योजना निधियों को इस शर्त के अध्‍यधीन सहायता अनुदान के रूप में केन्‍द्रीय भंडारण निगम/राज्‍य सरकारों को भी रिलीज किया जा सकता है कि भारतीय खाद्य निगम को केवल वहीं गोदामों का निर्माण करना चाहिए जहां प्राइवेट प्रतिभागिता आगे नहीं आ रही है और कि इस कार्य को पूर्वोत्‍तर तथा जम्‍मू व कश्‍मीर तक सीमित रखना चाहिए। अन्‍य क्षेत्रों/राज्‍यों में भारतीय खाद्य निगम केवल उन्‍हीं परियोजनाओं पर आगे कार्य करे, जहां संविदा संबंधी दायित्‍व  के बारे में पहले ही बातचीत पक्‍की हो चुकी है। 

भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 149 करोड़ रूपये का आवंटन है। इसमें से पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (सिक्‍किम सहित) तथा जम्‍मू व कश्‍मीर की राज्‍य सरकारों को सहायता अनुदान रिलीज करने के लिए 25 करोड़ रूपये हैं। 2007-08 के लिए चालू कार्यों (संबद्ध कार्यों सहित) को पूरा करने और पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों में नए केंद्रों में 20,000 टन तथा पूर्वोत्‍तर/जम्‍मू व कश्‍मीर से इतर नए केंद्रों में 5000 टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए 20.40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। झारखण्‍ड, पश्‍चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि जैसे खरीदारी करने वाले नए राज्‍यों के संबंध में पर्याप्‍त भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए जोर दिया जाएगा। जम्‍मू व कश्‍मीर तथा पूर्वोत्‍तर राज्‍यों जैसे राज्‍यों पर जोर दिया जाना जारी रहेगा। भारतीय खाद्य निगम/राज्‍य सरकारों द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिए 2008-09 के लिए प्रस्‍तावित परिव्‍यय 20 करोड़ रूपये (15 करोड़ रूपये भारतीय खाद्य निगम की इक्‍विटी के लिए और 5 करोड़ रूपये पूर्वोत्‍तर/जम्‍मू व कश्‍मीर की राज्‍य सरकारों को सहायता अनुदान रिलीज करने के लिए) है। 
भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्‍न प्रबंधन की एकीकृत सूचना प्रणाली

प्रबंधन सूचना प्रणाली का उन्‍नयन करने की दृष्‍टि से एक आन लाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली, जो किसी भी समय भारतीय खाद्य निगम के किसी भी डिपु में स्‍टाक स्‍थिति बताएगी,  शुरू करने के लिए मंत्रालय ने निगम के सभी डिपु, क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों और नई दिल्‍ली में मुख्‍यालय का कम्‍प्‍यूटरीकरण और नेटवर्किंग की परियोजना शुरू की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की विभागीय व्‍यय वित्‍त समिति ने 97.66 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 17 जुलाई, 2003 को हुई अपनी बैठक में भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्‍न प्रबंधन की एकीकृत सूचना प्रणाली की परियोजना का अनुमोदन किया था। एन0आई0सी0 सर्विसेज इनकारपोरेट के साथ समन्‍वय करते हुए राष्‍ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को परियोजना का कार्य सौंपा गया है।

2. 
जिला स्‍टाक लेखागणना माड्यूल 167 जिला कार्यालयों में पूर्णतया कार्यशील है और खाद्यान्‍न प्रबंधन की एकीकृत सूचना प्रणाली की वैबसाइट (www.iisfm.nic.in) के जरिए अखिल भारत स्‍टाक स्‍थिति की जानकारी ली जा सकती है।  जिला कार्यालयों द्वारा पखवाड़ा आधार पर आंकड़े भरे जा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के 104 जिलों के सभी डिपुओं में डिपु माड्यूल के 2.2.2 साफ्टवेयर वर्जन (संशोधित) को रिलीज कर दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम के 130 जिलों के 480 पेरेंट डिपुओं और 215 संबद्ध डिपुओं से अधिक ने केंद्रीय सरवर पर डिपु माड्यूल आंकड़ें अंतरित कर दिए हैं। परियोजना का कार्यक्षेत्र व्‍यापक बनाया गया है ताकि विशेष रूप से उन राज्‍यों, जहां विकेंद्रीकृत खरीद/वितरण प्रणाली अपनाई गई है, में राज्‍य एजेंसियों के कम्‍प्‍यूटरीकरण के काम को शामिल किया जा सके। केंद्रीय पूल के स्‍टाक तक पहुंच के लिए 9 प्रमुख खरीद/वितरण/विकेंद्रीकृत खरीद स्‍कीम वाले राज्‍यों की पहचान की गई थी।  भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा की राज्‍य सरकारों/राज्‍य एजेंसियों के साथ करार किए हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्‍प्‍यूटरीकरण

3. 
”सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्‍प्‍यूटरीकरण” नामक एक नई स्‍कीम 2007-08 से शुरू की गई है। यह स्‍कीम आवश्‍यक रूप से केवल बैक इंड प्रचालनों के कम्‍प्‍यूटरीकरण  से संबंधित कार्य करेगी। 

राज्‍यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के राज्‍य, जिला और ब्‍लाक/तालुक स्‍तर के कार्यालयों और गोदामों को आवश्‍यक कम्‍प्‍यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर से सुसज्‍जित किया जाएगा ताकि एन0आई0सी0 की सहायता से उनके काम का कम्‍प्‍यूटरीकरण किया जा सके। कुछ तालुक आपूर्ति कार्यालयों में विकसित और क्रियान्‍वित एप्‍लीकेशन साफ्टवेयर को जरूरत का आकलन करने के बाद उचित रूप से कस्‍टमाइज किया जाएगा। एप्‍लीकेशन साफ्टवेयर को सामान्‍य और मानकीकृत बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि मानक उत्‍पाद को अखिल भारत स्‍तर पर इसी प्रकार की जरूरत के लिए तैयार किया जा सके। 

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना परिव्‍यय की राशि 376 करोड़ रूपये है। 2008-09 का बजट अनुमान 45 करोड़ रूपये है। 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्‍प्‍यूटरीकरण करने की स्‍कीम 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्‍वित करने हेतु योजना आयोग द्वारा मंजूर कर दी गई है। विभाग ने परियोजना के लिए योजना सलाहकार के रूप में नेशनल इंस्‍टीट्यूट आफ स्‍मार्ट गवर्नेंस की सेवाएं भी हैं। नेशनल इंस्‍टीट्यूट आफ स्‍मार्ट गवर्नेंस से प्रणाली अध्‍ययन और डी0पी0आर0 प्राप्‍त होने पर ई0एफ0सी0 ज्ञापन तैयार किया जाएगा और अनुमोदन लिया जाएगा। 
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और क्षमता निर्माण
इस स्‍कीम के 3 घटक हैं:- 
पायलट आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्‍नों के लीकेज/विपथन को रोकने के नए उपाय;

(1) (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच उनकी पात्रता और शिकायतें दूर करने के तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना
(ग) क्षमता निर्माण

(ग-1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली – मूल्यांकन, मानीटरिंग और अनुसंधान
(ग-2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली – प्रशिक्षण
(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्‍नों के लीकेज/विपथन को रोकने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्‍नों के विपथन और लीकेज को रोकने के लिए सरकार जी0पी0एस0, आर0एफ0आई0डी0, बारकोडेड कूपन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्‍नों पर मुहर लगाना आदि जैसी नई पहलों/नई प्रौद्योगिकियों को पायलट आधार पर चला रही है। 2007-08 के संशोधित अनुमानों में एक करोड़ रूपये की राशि रखी गई है और बजट अनुमान 2008-09 में 2.00 करोड़ रूपये रखे गए हैं। 
(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच उनकी पात्रता और शिकायतें दूर करने के तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना

स्‍कीम का यह घटक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच उनकी पात्रता और शिकायतें दूर करने के तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्‍यों को वित्‍तीय सहायता देने हेतु है। स्‍कीम के इस घटक का मुख्‍य उद्देश्‍य प्रभावी, उचित, स्‍थिर और गहन जागरूकता अभियान चलाना है, जिसका प्रभाव शहरी तथा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जा सके। इस नि:शुल्‍क अभियान पर होने वाले खर्च के 80 प्रतिशत का वित्‍त-पोषण भारत सरकार द्वारा और 20 प्रतिशत का अंशदान राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों  द्वारा किया जाएगा। संशोधित अनुमान 2007-08 में एक करोड़ रूपये की राशि रखी गई है और बजट अनुमान 2008-09 में 2.50 करोड़ रूपये रखे गए हैं।
क्षमता निर्माण

(3) (ग-1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली – मूल्यांकन, मानीटरिंग और अनुसंधान

लक्षित लाभार्थियों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव का मूल्‍यांकन करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्‍वयन में त्रुटियों को दूर करने के लिए मूल्‍यांकन अध्‍ययन किए जाएंगे। वर्ष 2007-08 में 0.50 करोड़ रूपये का परिव्‍यय रखा गया था। बजट अनुमान 2008-09 में 0.50 करोड़ रूपये रखे गए हैं। 
(ग-2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली – प्रशिक्षण

राज्‍य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आवश्‍यक वस्‍तुओं के आपूर्ति प्रबंधन में लगे राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के वरिष्‍ठ स्‍तर के अधिकारियों एवं केंद्रीय मंत्रालयों/संगठनों के लिए सेमिनार/कार्यशाला चलाई जाएगी। वर्ष 2007-08 में 0.50 करोड़ रूपये का परिव्‍यय रखा गया था। बजट अनुमान 2008-09 में 0.50 करोड़ रूपये रखे गए हैं। 
राष्‍ट्रीय शर्करा संस्‍था, कानपुर

5. 
राष्‍ट्रीय शर्करा संस्‍था, कानपुर चीनी प्रौद्योगिकी, चीनी इंजीनियरिंग, एल्‍कोहल प्रौद्योगिकी के विषय में स्‍नातकोत्‍तर के पाठ्यक्रम चलाने वाला प्रमुख संस्‍थान है और यह शुगर बायलिंग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, चीनी इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, फसल कटाई पूर्व गन्‍ना परिपक्‍वता सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रचालन स्‍तर का प्रशिक्षण भी देता है। योजना शीर्ष के अधीन खर्च राष्‍ट्रीय शर्करा संस्‍था, कानपुर द्वारा चारदीवारी के निर्माण सहित फार्म पर सुविधाओं में सुधार करने, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं बनाने, कार्यालय भवन में प्रमुख मरम्‍मत और नवीकरण करने, मशीन तथा उपकरण खरीदने और राष्‍ट्रीय शर्करा संस्‍था, कानपुर की अनुसंधान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने आदि जैसे प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। 10 वीं पंचवर्षीय योजना में राष्‍ट्रीय शर्करा संस्‍था, कानपुर के लिए 8.45 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे। 10 वीं योजना के दौरान वास्‍तविक खर्च 3.25 करोड़ रूपये हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वार्षिक योजना 2007-08 हेतु आवंटित 1.50 करोड़ रूपये सहित अनंतिम रूप से 7.50 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। 2008-09 के लिए बजट अनुमान 1.50 करोड़ रूपये रखे गए हैं। 
परामर्श, प्रशिक्षण और अनुसंधान
6. (क) तकनीकी अध्‍ययन/परामर्श
(क)(i) तकनीकी अध्‍ययन

तकनीकी अध्‍ययन और परामर्श की स्‍कीम में 9 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 0.28 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 0.26 करोड़ रूपये खर्च किए गए। 10 वीं योजना में तकनीकी अध्‍ययन और परामर्श के लिए 0.50 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। 10 वीं योजना के दौरान अर्थात् 2002-03 से 2006-07 तक वास्‍तविक खर्च 0.31 करोड़ रूपये हुआ था। 
11वीं योजना के दौरान निम्‍नलिखित चीनी अध्‍ययन चलाने का प्रस्‍ताव है:-

(i) ईथानाल और चीनी के मूल्‍यों पर क्रूड तेल के मूल्‍यों का प्रभाव
(ii) भारतीय चीनी उद्योग की तकनीकी दक्षता
(iii) चीनी प्‍लांट के सह-उत्‍पाद के मूल्‍य वर्धन के साथ और इसके बिना उसका व्‍यहवार्य आकार
(iv) चीनी की परोक्ष और अपरोक्ष खपत के अनुमान
जूट की बोरियों में चीनी की पैकिंग

(क)(ii) खाद्यान्‍नों के घरेलू/वैश्‍विक बाजारों में अनुसंधान/मानीटरिंग के लिए परामर्श (खाद्यान्‍न की खरीद/प्रबंध को समर्थन प्रदान करने हेतु)(नई)


खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में फिलहाल कोई बाजार आसूचना प्रणाली नहीं है जो नियमित रूप से आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍य के संबंध में चेतावनी और मूल्‍यों में संभावित में वृद्धि पर अग्रिम चेतावनी प्रदान कर सके ताकि समय से उचित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। उदाहरणार्थ, ऐसी बाजार आसूचना प्रणाली का उपयोग करके ऐसे समय खाद्यान्‍नों के स्‍टाक को रिलीज किया जा सकता है जब मूल्‍य अधिक हों जिससे कि बाजार में मूल्‍य वृद्धि को रोका जा सके। इसी प्रकार आवश्‍यक होने पर खाद्यान्‍नों के आयात का समय उस समय के लिए तय किया जा सकता है जब इस बाजार सूचना प्रणाली प्राप्‍त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों का विश्लेषण कराकर विगत के रूझान के आधार पर अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍य नयूनतम हों। 

चूंकि इस विभाग में फिलहाल यह क्षमता उपलब्‍ध नहीं है, इसलिए प्रस्‍ताव है कि इस प्रयोजनार्थ एक परामशदात्री कार्य किसी को सौंपा जाए। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा इसके लिए 1.50 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है। 
(क)(iii)  खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में ई-गवर्नेंस

एन0आई0सी0 ने पहले ही सामान्‍य भविष्‍य निधि, वेतन विवरण, आयकर आदि के लिए साफ्टवेयर विकसित कर दिया है। उन्‍होंने प्रशिक्षण देकर विभाग में फाइल ट्रैकिंग सिस्‍टम पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्रवाई कर दी है। 

तथापि, रोकड़ अनुभाग में प्रचालित साफ्टवेयरों के अलावा एन0आई0सी0 ने निम्‍नलिखित साफ्टवेयर विकसित किए हैं:-

· आल इंडिया फूड ग्रेन स्‍टाक्‍स अकाउंट सिस्‍टम
· मासिक खाद्यान्‍न बुलेटिन
· चीनी उत्‍पादन, मासिक रिलीज, सांविधिक न्‍यूनतम मूल्‍य आदि
· खाद्यान्‍नों की खरीदारी
· सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग के लिए साफ्टवेयर
· बुलेटिन बोर्ड और ई-मेल सेवाएं
शिकायत दर्ज करना और प्रबंध प्रणाली


जहां तक ई-गवर्नेंस के लिए न्‍यूनतम कार्य सूची का संबंध है, विभाग में निम्‍नलिखित क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा:-

i)
विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्‍प्‍यूटर के मूल प्रचालनों अर्थात् पावर प्‍वाइंट सहित एम0एस0 आफिस, इंटरनेट लान, फाइल ट्रैकिंग सिस्‍टम से अवगत कराने के लिए गहन प्रशिक्षण देना।
ii)  जहां कहीं अपेक्षित हो, अतिरिक्‍त कम्‍प्‍यूटरों का प्रावधान करना।

iii)  सभी कम्‍प्‍यूटरों/डेस्‍कों को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ना और यह सुनिश्‍चित करना कि अनुभाग कार्यालय के स्‍तर तक सभी कम्‍प्‍यूटरों पर इंटरनेट सम्‍पर्क हो।
iv)  कागज विहीन इलैक्‍ट्रानिक कार्य प्रणाली की दिशा में काम करना।

11 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1.20 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है। बजट अनुमान 2007-08, संशोधित अनुमान 2007-08 और बजट अनुमान 2008-09 क्रमश: 40 लाख रूपये, 20 लाख रूपये और 20 लाख रूपये है। 
4 (ख) वनस्‍पति, वनस्‍पति तेल और वसा निदेशालय में अनुसंधान और विकास 

अनुसंधान और विकास स्‍कीम मुख्‍यत: वनस्‍पति तेलों की उपलब्‍धता बढ़ाने और वनस्‍पति, वनस्‍पति तेल और वसा निदेशालय की प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण करने सहित वनस्‍पति तेलों और वसाओं की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए है। 9 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 26 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का वित्‍त-पोषण किया गया था। 

10वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा 1.25 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं। 10वीं योजना अर्थात् 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान 1.24 करोड़ रूपये वास्तविक खर्च हुआ था। 11 वीं योजना के लिए 1 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। संशोधित अनुमान 2007-08 और बजट अनुमान 2008-09 में से प्रत्‍येक 0.20 करोड़ रूपये है। 
4 (ग) परक्राम्‍य भांडागार रसीद प्रणाली-  प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम

फिलहाल भांडागार रसीद को जमाकर्ताओं और बैंकों का वित्‍तीय विश्‍वास प्राप्‍त नहीं है क्‍योंकि जालसाजी और भांडागार की ओर से कुप्रबंधन अथवा जमाकर्ता के दिवालियापन जैसे मामलों में ऋण की वसूली न कर पाने का भय मौजूद है। कानूनी उपाय भी समय लेने वाले और अपर्याप्‍त हैं। यदि बैंक भांडागार रसीद के प्रति वित्‍त-पोषण करना भी चाहते हैं तो भी या तो वे उन प्रचालकों तक सीमित हैं जिन पर वे विश्‍वास करते हैं अथवा उन्‍हें उपयुक्‍त भांडागार प्रचालकों की जांच करने में अत्‍यधिक खर्च करना पड़ता है। 
2.
उपर्युक्‍त समस्‍याओं के संदर्भ में यह प्रस्‍ताव है कि कृषि जिन्‍सों सहित सभी जिन्‍सों के लिए एक परक्राम्‍य भांडागार प्रणाली विकसित की जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने परक्राम्‍य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के विकास और नियमन पर संसदीय विधान अधिनियमित करने के प्रस्‍ताव पर मंत्रिमंडल हेतु एक नोट तैयार किया था। विभिन्‍न हितधारकों और संबंधित मंत्रालय/विभागों के साथ परामर्श करते हुए इस विभाग द्वारा भांडागारण (विकास और नियमन) विधेयक, 2005 को अंतिम रूप दिया गया था। 
3.
विधेयक की मुख्‍य विशेषताएं निम्‍नानुसार हैं:-

भांडागारण कारोबार का नियमन और भांडागारों के पंजीकरण की अपेक्षा।

(1) भांडागार कर्मी की जिम्‍मेदारियां, ग्रहणाधिकार और कर्तव्‍य, भांडागार रसीद का प्रपत्र।
(2) भांडागार रसीद की परक्राम्‍यता।
भांडागारण विकास और नियमन प्राधिकरण की स्‍थापना, इसकी शक्‍तियां और कार्य।

(3) केंद्र सरकार की शक्‍ति।
अपील, अपराध और दण्‍ड।

4.
परक्राम्‍य भांडागर रसीद प्रणाली से निम्‍न परिणाम प्राप्‍त होंगे:-

ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी बढ़ेगी;

(1) माल के वैज्ञानिक भंडारण को प्रोत्‍साहन मिलेगा;
(2) वित्‍त-पोषण की कम लागत आएगी;
(3) अल्‍पतर और अधिक सक्षम आपूर्ति शृंखला बनेगी;
(4) ग्रेडिंग और गुणवत्‍ता के लिए अधिक लाभ; और
(5) बेहतर मूल्‍य जोखिम प्रबंधन होगा।
5.
भांडागारण (विकास और नियमन) विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है तथा भारत के माननीय राष्‍ट्रपति की सहमति 19 सितम्‍बर, 2007 को प्राप्‍त हो गई है। भांडागारण (विकास और नियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्‍ड-1, संख्‍या 45 में 20 सितम्‍बर, 2007, बृहस्‍पतिवार को प्रकाशित हो गया है।
6.
2006-07 के दौरान प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों पर वास्‍तविक खर्च 0.06 करोड़ रूपये हुआ था। 11 वीं योजना के लिए 4.50 करोड़ रूपये के योजना परिव्‍यय को योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान भांडागारण (विकास और नियमन) अधिनियम, 2007 पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए खर्च किया जाएगा। बजट अनुमान 2007-08, वास्‍तविक खर्च 2007-08 और बजट अनुमान 2008-09 क्रमश: 150 लाख रूपये, 74.35 लाख रूपये और 150 लाख रूपये है। 
भांडागारण विकास और नियमन प्राधिकरण

7. 
भांडागारण (विकास और नियमन) विधेयक, 2005 का प्रारूप विभिन्‍न हितधारकों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करते हुए तैयार किया गया था। केंद्रीय विधान का प्रमुख उद्देश्‍य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों से नकद प्रवाह को बढ़ाना है, जो फिलहाल कम है। यह विधेयक लोक सभा और राज्‍य सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। भारत के माननीय राष्‍ट्रपति ने 19 सितम्‍बर, 2007 को विधेयक पर सहमति दे दी है। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना 20.9.2007 को जारी की गई है। 

भांडागारण (विकास और नियमन) अधिनियम, 2007 में इस अधिनियम के क्रियान्‍वयन के लिए भांडागार विकास और नियामक प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान है। 

इस अधिनियम और तत्‍समय समय लागू किसी अन्‍य नियम के प्रावधानों की शर्त के अध्‍यधीन प्राधिकरण का कर्तव्‍य इस अधिनियम के प्रावधानों को नियमित करना और इनका क्रियान्‍वयन सुनिश्‍चित करना तथा भांडागारण कारोबार का नियमबद्ध विकास करना होगा। 

प्राधिकरण की शक्‍तियां और मुख्‍य कार्य संक्षेप में निम्‍नानुसार हैं:-


(क) भांडागार कर्मियों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों को भांडागारों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, संशोधन, वापसी, निलम्‍बन और रद्द करना; (ख) प्रमाणीकरण एजेंसी के पंजीकरण और कार्य का नियमन करना, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, संशोधन, वापसी, निलम्‍बन और रद्द करना और भांडागारों का प्रमाणीकरण करने के लिए प्रमाणीकरण एजेंसियों के अधिकारियों के लिए आचार संहिता निर्दिष्‍ट करना; (ग) भांडागारण कारोबार में लगे भांडागार कर्मियों और एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए योग्‍यता, आचार संहिता और व्‍यावहारिक प्रशिक्षण निर्दिष्‍ट करना; (घ) अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए फीस और अन्‍य प्रभारों की दर तथा लेवी तय करना; और (ड.) यथाविहित अन्‍य ऐसी शक्‍तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्‍य कार्य करना।


11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्‍यय 5.50 करोड़ रूपये है और 2008-09 के लिए वार्षिक योजना का अनुमोदित परिव्‍यय 50 लाख रूपये है। 
प्राधिकरण की स्‍थापना की जा रही है। अध्‍यक्ष (सचिव स्‍तरीय) और दो सदस्‍य (संयुक्‍त सचिव स्‍तरीय) और अपीलीय प्राधिकारी (सचिव/उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश के स्‍तर के) के पदों का सृजन करने के प्रस्‍ताव का अनुमोदन वित्‍त मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है। इसके अलावा, भांडागारण विकास और नियमन प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकारण की सहायता के लिए 25 पदों का सृजन करने के प्रस्‍ताव के प्रति 19 पदों के सृजन को इस शर्त के अध्‍यधीन वित्‍त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है कि यह अनुमोदन संगत नियमों के लागू होने पर मान्‍य होगा। प्राधिकरण के लिए मसौदा नियम तैयार कर दिए गए हैं तथा विधिक्षा के लिए विधि और न्‍याय मंत्रालय (विधायी विभाग) को प्रस्‍तुत किए गए हैं। नियमों की विधिक्षा होने के बाद जिस तारीख से अधिनियम लागू होगा उसकी अधिसूचना तथा सभी अन्‍य नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे एवं पदों को भरने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। 
(8) ग्रामीण अनाज बैंक स्‍कीम

11 राज्‍यों में 1996-97 के दौरान आदिवासी ग्रामों में अनाज बैंकों की केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्‍कीम शुरू की गई थी। 1996-97 से 2004-05 तक के दौरान जनजातीय मंत्रालय ने 4858 अनाज बैंकों की स्‍थापना करने के लिए 10.26 करोड़ रूपये रिलीज किए। प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेश पर यह स्‍कीम 24.11.2004 को (1.4.2005 से चलाने हेतु) इस मंत्रालय को अंतरित कर दी गई थी। 

चिरकालिक रूप से खाद्यान्‍न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्‍थापना करने के लिए संशोधित ग्रामीण अनाज बैंक की स्‍कीम वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए 11 वीं योजना में इसका मूल्‍यांकन करने की शर्त के साथ 15.2.2006 को वित्‍त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। स्‍कीम का मुख्‍य उद्देश्‍य प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान अथवा कमी के मौसम के दौरान भुखमरी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। 

सूखा प्रवण क्षेत्रों, ऊष्‍ण और शीत मरुस्‍थलों, आदिवासी क्षेत्रों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों जैसे खाद्यान्‍न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्‍थापना की जानी है। संशोधित स्‍कीम में ग्रामों में उन इच्‍छुक गरीबी रेखा से नीचे/अंत्‍योदय अन्‍न योजना के सभी परिवारों को शामिल करने की परिकल्‍पना की गई है, जिनकी पहचान राज्‍य सरकार द्वारा खाद्यान्‍न की कमी वाले क्षेत्रों में की जाएगी। उधार दी जाने वाली मात्रा और वापसी की अवधि समूह द्वारा स्‍वयं तय की जाएगी। उधार दिए गए अनाज की वसूली सुनिश्‍चित करने के लिए प्रस्‍ताव है कि इस स्कीम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सदस्‍यों की पात्रता से जोड़ दिया जाए। ग्राम पंचायत/ग्राम सभा, राज्‍य सरकार द्वारा पहचान किए गए स्‍वयंसेवी समूह अथवा गैर-सरकारी संगठन आदि अनाज बैंक चलाने के लिए पात्र होंगे। 

योजना आयोग द्वारा 2005-06 (योजना) के लिए 20.20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था। वास्‍तविक खर्च/रिलीज 19.76 करोड़ रूपये था जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, झारखण्‍ड, त्रिपुरा और मेघालय राज्‍यों में 3282 अनाज बैंक स्‍थापित करने के लिए उपयोग किया गया था। वित्‍तीय वर्ष 2006-07 में अनाज बैंक स्‍थापित करने के लिए 50.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। 31.3.2007 तक उत्‍तर प्रदेश, असम, सिक्‍किम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्‍चिम बंगाल, नागालैण्‍ड, आंध्र प्रदेश, उत्‍तराखंड और छत्‍तीसगढ़ में 8191 अनाज बैंक स्‍थापित करने के लिए 51.72 करोड़ रूपये रिलीज किए गए हैं। 

13,432 अनाज बैंक स्‍थापित करने के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 87 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं और 2632 अनाज बैंक स्‍थापित करने के लिए 2007-08 के  वार्षिक योजना परिव्‍यय में 16.90 करोड़ रूपये हैं। 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान 17.45 करोड़ रूपये है। 2008-09 के लिए स्‍कीम हेतु वार्षिक योजना परिव्‍यय 17 करोड़ रूपये है।


एक अनाज बैंक स्‍थापित करने के लिए अनुमानित लागत निम्‍नानुसार है:-

	क)
	प्रति अनाज बैंक के लिए औसत 40 परिवारों हेतु एक क्‍विंटल प्रति परिवार की दर पर खाद्यान्‍नों की लागत
	13,351 रूपये प्रति टन पर 40 क्‍विंटल खाद्यान्‍न (अनाज की वर्तमान औसत आर्थिक लागत के आधार पर) अर्थात् 55,046 रूपये

	ख)
	90 रूपये प्रति क्‍विंटल की दर पर ढुलाई लागत
	90x40 = 3600 रूपये (केंद्र और राज्‍य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाना है)

	ग)
	प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण खर्च
	1400 रूपये प्रति बैंक

	घ)
	भंडारण/बाट और तराजू
	7000 रूपये प्रति बैंक

	ड़़)
	मानीटरिंग और प्रशासनिक लागत
	3000 रूपये प्रति बैंक

	
	जोड़
	70,246 रूपये प्रति बैंक


केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाने वाली ग्रामीण अनाज बैंक की लागत: 68,246 रूपये प्रति बैंक अर्थात् 68,250 रूपये प्रति बैंक
राज्‍य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली परिवहन लागत: 1800 रूपये प्रति बैंक
II  आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आई0ई0बी0आर0) स्‍कीमें

ऊपर बताई गई केंद्रीय क्षेत्र की इन स्‍कीमों के अलावा योजना आयोग आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन स्कीमें भी अनुमोदित करता है, जो, इस विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्‍द्रीय भंडारण निगम द्वारा चलाई जाती हैं। तथापि इस स्‍कीम में योजना आयोग कोई वित्‍तीय आवंटन नहीं करता है फिर भी वह केन्‍द्रीय भंडारण निगम द्वारा देश में भांडागारों/गोदामों का निर्माण करने के प्रस्‍तावों का अनुमोदन करता है। केन्‍द्रीय भंडारण निगम की आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन की स्‍कीमों में 10 वीं पंचवर्षीय योजना में 2 घटक थे:-

(i)
केन्‍द्रीय भंडारण निगम द्वारा गोदामों का निर्माण
(ii)
राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी में अंशदान


10 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने 485.00 करोड़ रूपये के परिव्‍यय का अनुमोदन किया, जिसमें राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी के प्रति अंशदान की स्‍कीम के प्रति 11.50 करोड़ रूपये की राशि शामिल थी। भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए 15 लाख टन का लक्ष्‍य था। केन्‍द्रीय भंडारण निगम ने कम गोदाम स्‍थान की मांग होने और इसके द्वारा लागू की गई स्‍वैच्‍छिक सेवानिवृत्‍ति योजना पर अत्‍यधिक खर्च कर दिए जाने के कारण अपने प्रचालनों की समीक्षा की, और योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्‍यों को संशोधित किया।


10 वीं योजना अर्थात् 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान वास्‍तविक खर्च नीचे दिया गया है। 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान वर्ष-वार सृजित भंडारण क्षमता भी नीचे दी गई है।


आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन की अन्‍य स्‍कीमों नामत: राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी के प्रति अंशदान में केन्‍द्रीय भंडारण निगम वित्‍तीय व्‍यवहार्यता में सुधार करने के लिए राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी के प्रति बराबर का अंशदान करता है। इस स्‍कीम के अधीन खर्च विभिन्‍न घटकों पर निर्भर करता है जो केन्‍द्रीय भंडारण निगम के नियंत्रण से बाहर हैं, क्‍योंकि इसके लिए केन्‍द्रीय भंडारण निगम द्वारा अपना हिस्‍सा रिलीज किए जाने से पहले राज्‍य सरकारों द्वारा बराबर का अंशदान किया जाना अपेक्षित होता है। 2002-03 से 2006-07 तक के दौरान केन्‍द्रीय भंडारण निगम द्वारा राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी के प्रति बराबर का अंशदान नीचे दिया गया है। 
केन्‍द्रीय भंडारण निगम की आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन की स्‍कीमों के अधीन 10 वीं योजना के दौरान खर्च:-

(रूपये करोड़ में)
	
	2002-03
	2003-04
	2004-05
	2005-06
	2006-07

	1. भूमि की खरीद और गोदामों का निर्माण (सृजित क्षमता)
	89.91
(3.59लाख टन)
	67.46
(2.98 लाख टन)
	56.15
(1.17 लाख टन)
	67.00
(2.76 लाख टन)
	78.66
(3.78 लाख टन)

	2  राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी के प्रति अंशदान
	0.60
	1.50
	0.31
	0
	0.40

	जोड़
	90.51
	68.46
	56.46
	67.00
	79.06



11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्‍द्रीय भंडारण निगम ने आरम्‍भ में 360.96 करोड़ रूपये के परिव्‍यय का  निम्‍नानुसार प्रस्‍ताव किया था:-










(करोड़ रूपये में)
	
	स्‍कीम का नाम
	11 वीं योजना
	2007-08

	(i)
	गोदामों का निर्माण
	195.96 (4.68 लाख टन)
	73.30 (1.78 लाख टन)

	(ii)
	 रेलवे वैगनों की खरीद
	150.00
	90.00

	(iii)
	राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी के प्रति अंशदान
	15.00
	3.41

	
	जोड़
	360.96
	166.71




निगम ने वर्ष 2005-06 के दौरान 50 करोड़ रूपये की लाइसेंस फीस का एकमुश्‍त भुगतान करने के बाद आयात/निर्यात/स्‍वदेशी कार्गो के लिए भारत में कन्‍टेनर रेल चलाने का लाइसेंस लिया है। निगम का 10 कन्‍टेनर रेल खरीदने का प्रस्‍ताव है ताकि 90 करोड़ रूपये की लागत पर 2007-08 में एक स्‍थल से दूसरे स्‍थल तक लाजिस्‍टिक्स सोल्‍यूशन्‍स इम्‍फेसिस प्रदान किया जा सके। अब 11 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्‍ताव को 2010-11 और 2011-12 तक के लिए आस्‍थगित कर दिया गया है तथा 2007-08 के दौरान कन्‍टेनर रेलगाड़ी नहीं खरीदी।


वर्ष 2007-08 के दौरान निगम ने सी0आर0डब्‍ल्‍यू0सी0 लि0 नामक एक सहायक कंपनी का गठन किया और 42.15 करोड़ रूपये निवेश किए तथा 1.13 लाख टन क्षमता का सृजन किया। सहायक कंपनी का गठन होने और अन्‍य कारणों की वजह से केन्‍द्रीय भंडारण निगम ने 11 वीं योजना के प्रस्‍तावों को संशोधित किया है। इसकी योजना स्‍कीमों के लिए केन्‍द्रीय भंडारण निगम का संशोधित अनुमान 2007-08, वास्‍तविक खर्च 2007-08 और बजट अनुमान 2008-09 नीचे दिया गया है:-










(करोड़ रूपये में)

	
	स्‍कीम का नाम
	11 वीं योजना परिव्‍यय
	2007-08 वास्‍तविक खर्च
	2007-08 वास्‍तविक खर्च
	2008-09 बजट अनुमान 

	1
	भूमि+गोदाम की निर्माण लागत (भंडारण क्षमता)
	39.03 (1.94 लाख टन)
	23.50 (1.29 लाख टन)
	25.44 (1.27 लाख टन)
	9.50 (0.45 लाख टन)

	2
	राज्‍य भंडारण निगमों की अंशपूंजी के प्रति अंशदान
	15.02
	3.41
	1.42
	2.61

	3
	शीत शृंखला से संबंधित इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में निवेश
	20.00 (0.10 लाख टन)
	0
	0
	37.00

	4
	सी0आर0डब्‍ल्‍यू0सी0 लि0 सहायक कंपनी के जरिए रेल साइड भांडागारों में निवेश (भंडारण क्षमता)
	116.58
	55.58
	42.15 (1.13 लाख टन)
	0

	5
	आटो मोबाइल संभार तंत्र से संबद्ध इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर 
	20.00
	0
	0
	0

	6
	रेल वैगनों की खरीद
	150.00
	0
	0
	0

	
	जोड़
	360.63
	82.49
	69.01
	49.11


 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रचालित केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्‍कीमों के लिए 10 वीं योजनावधि के दौरान योजना परिव्‍यय और खर्च की तुलना 



















(करोड़ रूपये में)
	क्षेत्र/विभाग का शीर्ष
	10 वीं योजना परिव्‍यय
	2002-03 (वास्‍तविक खर्च)
	2003-04 (वास्‍तविक खर्च)
	2004-05 (वास्‍तविक खर्च)
	2005-06 (वास्‍तविक खर्च)
	 2006-07 (वास्‍तविक खर्च)

	10 वीं योजना में कुल  खर्च

	I केंद्रीय क्षेत्र की स्‍कीमों का विकास
	
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण(भौतिक उपलब्‍धियां)
	126.66

(4.35 लाख टन)
	30.00

(0.94  लाख टन)
	23.96

(1.325 लाख टन)
	5.87

(0.969 लाख टन)
	21.62

(0.225 लाख टन)
	12.75

(0.204 लाख टन)
	93.94

(3.663 लाख टन)

	2
	भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्‍न प्रबंधन की एकीकृत सूचना प्रणाली
	97.66
	--
	15.50
	39.14(O)
	15.00
	0
	69.64

	3
	प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरिंग तथा समवर्ती लेखापरीक्षा
	1.15
	0.38
	0.30
	0.23
	0.60
	0.61
	2.12

	4
	प्रशिक्षण और विकास तथा व.व.ते. और व. नि. की प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण
	1.25
	0.16
	0.31
	0.27
	0.35
	0.15
	1.24

	5
	राष्‍ट्रीय शर्करा संस्‍था, कानपुर 
	8.45
	0.32
	0.22
	0.84
	0.87
	1.01
	3.25

	6
	तकनीकी अध्‍ययन और परामर्श
	0.50
	0.08
	0.04
	0.09
	0.00
	0.10
	0.31

	7
	स्‍मार्ट कार्ड/ सा.वि.प्र. के प्रचालनों का कम्‍प्‍यूटरीकरण
	13.20
	0.56
	0.10
	0.54
	0**
	--
	1.20

	8
	ग्रामीण अनाज बैंक स्‍कीम
	82.50#
	--
	--
	--
	19.76

(3282 ग्र.अ.बैं.)
	51.72

(8191 ग्र.अ.बैं.)
	71.48

(11.473 ग्र.अ.बैं.)

	9
	फसल कटाई उपरांत के प्रचालन
	1.13
	0.78
	*
	--
	--
	--
	0.78

	
	(जी0बी0एस0) कूल केंद्रीय क्षेत्र
	332.50
	32.28
	40.42
	46.98
	58.20
	65.64
	243.96


* योजना आयोग द्वारा स्‍कीम त्‍याग दी गई।
**. स्‍कीम त्‍याग दी गई
@ वर्ष 2005-06 से जनजातीय मंत्रालय से अंतरित(1.4.2005 से चलाई जानी है)
 # 2005-06 के लिए ग्रामीण अनाज बैंक स्‍कीम हेतु 32.50 करोड़ रूपये और 2006-07 के लिए 50.00 करोड़ रूपये सहित
 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा परिचालित योजना स्‍कीमों का 11 वीं योजना परिव्‍यय, बजट अनुमान 2007-08, संशोधित अनुमान 2007-08 तथा बजट अनुमान 2008-09








(करोड़ रूपये में)
	क्र.सं.
	स्‍कीम का नाम
	11 वीं योजना परिव्‍यय
	ब.अ.  2007-08
	सं.अ.2007-08
	ब.अ. 2008-09

	1.
	गोदामों का निर्माण
	149.0
	20.40
	6.00
	20.0

	2.
	खाद्यान्‍न प्रबंधन की एकीकृत सूचना प्रणाली
	28.00
	25.00
	25.00
	3.0

	3.
	ग्रामीण अनाज बैंक
	87.00
	16.90
	17.45
	17.0

	4.
	परामर्श, प्रशिक्षण और अनुसंधान 
	9.50
	3.20
	2.30
	2.50

	5.
	सा.वि.प्र. के प्रचालनों का कम्‍प्‍यूटरीकरण
	376.00
	15.00
	5.00
	45.0

	6.
	सा.वि.प्र. को मजबूत करना
	31.50
	3.0
	3.00
	5.50

	7.
	राष्‍ट्रीय शर्करा संस्‍था, कानपुर
	7.50
	1.50
	1.25
	1.50

	8.
	भांडागारण और नियामक प्राधिकरण की स्‍थापना
	5.50
	-
	-
	0.50

	
	जोड़
	694.00
	85.00
	60.00
	95.00


